
संद र्भ
• प श्चि मी देशों द्वारा अपने घरलेू उद्योगों की रक्षा के लि ए प र्यावरण नी ति यों का सूक्ष्मता से उपयोग करने 
के बार ेमें बढ़ती चि ं ताएँ, जि से नव-संरक्षणवाद कहा जाता ह।ै

पृष्ठभू मि
• पारपं रि क संरक्षणवाद में घरलेू बाजारों को सीधे ढालने के लि ए टै रि फ और कोटा शा मि ल हैं।
• नव-संरक्षणवाद अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षणवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लि ए वि नि यमों और नी ति यों 
(अक्सर जलवायु संकट से संबं धि त) का उपयोग करता ह।ै

प श्चि म द्वारा नव-संरक्षणवाद: उदाहरण
• का र्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM): उच्च का र्बन पद चि ह्नों वाले आयातों पर टै रि फ लगाता ह,ै 
जि सका उदे्दश्य EU के भीतर कम का र्बन उद्योगों को बढ़ावा देना ह।ै
 ◦ नकारात्मक पक्ष: उच्च का र्बन बेसलाइन साम ग्रि यों पर नि र्भरता के कारण डाउनस्ट्रीम यूरोपीय क्षेत्रों 
(जैसे कार नि र्माण) को नुकसान पहँुचा सकता ह।ै नवाचार को दबाने और यूरोपीय उद्योगों को वै श्वि क 
बाजारों से अलग करने का जो खि म भी ह।ै
 ◦ CBAM की स्थि रता EU उद्योग के लि ए अनपे क्षि त नकारात्मक प रि णामों की इसकी क्षमता से 
सी मि त हो सकती ह।ै
• यूएस मुद्रास्फी ति  न्यूनीकरण अ धि नि यम (IRA): घरलेू स्वच्छ ऊ र्जा उत्पादन को बढ़ावा देता ह।ै वाहनों 
और बैट रि यों के लि ए इसके 'मेड इन अमे रि का' जनादेश ने अमे रि की बाजार में नि र्यात में बाधा डालने और 
कर लाभ के लि ए यूरोपीय संघ की कंप नि यों को स्थानांत रि त करने के लि ए प्रोत्सा हि त करने के आरोपों 
को जन्म दि या ह।ै
◦ यूरोपीय संघ की प्र ति क्रि या: IRA का मुकाबला करने के लि ए, EU ने नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट और 
क्रि टि कल रॉ मैटे रि यल्स एक्ट स हि त अपनी ग्रीन डील औद्यो गि क योजना शुरू की।

नव-संरक्षणवाद कैसे उभरा
• COVID-19 महामारी ने वै श्वि क आपू र्ति  श्रृंखलाओ ंके भीतर अलग-अलग देशों की कमज़ो रि यों और उन 
पर अत्य धि क नि र्भरता को उजागर कि या।
• प श्चि मी देशों ने नव-संरक्षणवादी उपायों के औ चि त्य के रूप में जलवायु एजेंडे के साथ जुड़े 
आत्म नि र्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर देना शुरू कर दि या।

प श्चि म का दोहरा मापदंड
• भारत के आत्म नि र्भर भारत की आलोचना: प श्चि मी आलोचकों ने घरलेू वि नि र्माण को बढ़ावा देने की 
भारत की पहल को संरक्षणवादी करार दि या, जब कि  जलवायु पहल के रूप में छि पी अपनी खुद की 
समान रणनी ति यों को नज़रअंदाज़ कर दि या।

क्या भारत वास्तव में संरक्षणवादी ह?ै 
• भारत का आत्म नि र्भर भारत, वि शुद्ध रूप से संरक्षणवादी दृ ष्टि कोण के बजाय उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन 
(पीएलआई) जैसी पहलों के साथ भारत को वै श्वि क वि नि र्माण कें द्र में बदलने पर जोर देता ह।ै

नि ष्क र्ष
• प श्चि मी देश प र्यावरण संबंधी चि ं ता के आवरण के पीछे आ र्थि क हि तों को छि पाते हुए नव-संरक्षणवादी 
नी ति यों को अपनाते हैं। यह नि ष्पक्ष और मुक्त व्यापार सि द्धांतों को कमजोर करता ह ैऔर वि कासशील 
देशों की आलोचना में दोहर ेमानदंडों का उपयोग करता ह।ै
• जैसा कि  अ र्थशास्त्री जॉन मेना र्ड कीन्स ने देखा, आ र्थि क स्थि रता और बेरोजगारी को कम करने के लि ए 
प रि स्थि ति यों में राष्ट्रीय आत्म नि र्भरता के स्तर की आवश्यकता होती ह।ै प श्चि म को इस वास्त वि कता को 
स्वीकार करना चा हि ए और अपने संरक्षणवादी कायोर्ं को छि पाने वाले दोहर ेमानदंडों को अपनाना बंद कर 
देना चा हि ए।

संद र्भ
• केरल कें द्र सरकार द्वारा अपनी उधार सीमा पर लगाए गए प्र ति बंधों के कारण वि त्तीय संकट का सामना 
कर रहा ह।ै
• राज्य सरकार ने सवोर्च्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर कि या ह ै जि समें त र्क दि या गया ह ै कि  ये 
सीमाएँ संघवाद के सि द्धांतों का उल्लंघन करती हैं।

पृष्ठभू मि
• भारत में एक संघीय व्यवस्था ह,ै जहाँ वि त्तीय श क्ति याँ कें द्र (संघ) सरकार और अलग-अलग 
राज्यों के बीच साझा की जाती हैं।
• भारतीय सं वि धान का अनुचे्छद 293 राज्यों को उधार लेने की श क्ति  देता ह,ै ले कि न कें द्र 
सरकार को इस उधार पर शतेर्ं लगाने की भी अनुम ति  देता ह।ै

मामला सं वि धान पीठ के समक्ष क्यों है
• सवोर्च्च न्यायालय ने माना ह ै कि  केरल का मुकदमा राज्यों और कें द्र सरकार के बीच श क्ति  
संतुलन के बार ेमें गंभीर कानूनी सवाल उठाता ह।ै
• राजकोषीय संघवाद, वि त्त आयोग की भू मि का और भारतीय रि ज र्व बैंक के बार ेमें बु नि यादी 
सवालों को संबो धि त करने के लि ए 5 न्यायाधीशों की सं वि धान पीठ की आवश्यकता ह।ै

सं वि धान पीठ क्या नि र्णय लेगी
• क्या "राजकोषीय संघवाद" राज्यों को अपनी उधार सीमाएँ नि र्धा रि त करने का अ धि कार देता 
ह,ै या क्या कें द्र सरकार प्र ति बंध लगा सकती ह?ै
• क्या केरल को अन्य राज्यों की तुलना में अनु चि त व्यवहार मि ला ह?ै
• क्या कें द्र सरकार की सीमाएँ भारत के ऋण प्रबंधक के रूप में भारतीय रि ज र्व बैंक की भू मि का 
के साथ संघ र्ष करती हैं?
• क्या कें द्र सरकार को वि त्त आयोग की सि फा रि शों को लागू करने से पहले राज्यों से पराम र्श 
करना चा हि ए?

अनुचे्छद 293 के प्रावधान
• अनुचे्छद 293(1): राज्यों को भारत के भीतर उधार लेने की श क्ति  प्रदान करता ह।ै
• अनुचे्छद 293(3): कें द्र सरकार को राज्य के उधार पर शतेर्ं या प्र ति बंध लगाने की अनुम ति  देता 
ह।ै

भ वि ष्य का दृ ष्टि कोण
• सवोर्च्च न्यायालय का प्रारं भि क नि र्णय केरल को कुछ राहत प्रदान करता ह,ै ले कि न उधार 
सीमा के मूल मुदे्द को सीधे संबो धि त नहीं करता ह।ै
• सं वि धान पीठ के नि र्णय का भारतीय राज्यों की वि त्तीय स्वतंत्रता और राज्यों और कें द्र सरकार 
के बीच श क्ति  संतुलन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। यह नि र्णय संभा वि त रूप से भारत की राज्य 
और कें द्र सरकारों के बीच राजकोषीय संबंधों को नया रूप दे सकता ह।ै

संद र्भ
• भारत का सवोर्च्च न्यायालय प्रव र्तन नि देशालय (ईडी) की व्यापक जांच श क्ति यों पर जोर दे रहा 
ह।ै

पृष्ठभू मि
• ईडी ने अवैध रते खनन से संबं धि त मनी लॉ न्ड्रि ंग जांच के सि ल सि ले में त मि लनाडु के चार जि ला 
कलेक्टरों को तलब कि या।
• कलेक्टर व्य क्ति गत रूप से पेश नहीं हुए, उन्होंने कहा कि  वे चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हैं और उन्हें 
जानकारी इकट्ठा करने के लि ए और समय चा हि ए।

सवोर्च्च न्यायालय का अवलोकन
• सवोर्च्च न्यायालय ने जांच के लि ए आवश्यक समझे जाने वाले कि सी भी व्य क्ति  को बुलाने के 
ईडी के अ धि कार को दृढ़ता से बरकरार रखा।
• न्यायालय ने कलेक्टरों की पि छले न्यायालय के आदेश की अवहलेना करने और कानून और 
सं वि धान के प्र ति  अनादर दि खाने के लि ए आलोचना की।

सवोर्च्च न्यायालय ने शुद्ध उधार सीमा पर केरल सरकार के मुकदमे को 
पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजा

ईडी ‘ कि सी भी जानकारी’ के लि ए कि सी को भी बुला सकता ह:ै सुप्रीम को र्ट
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मेन्स मास्टर
प श्चि मी व्यापार एजेंडा नव-संरक्षणवादी है



संद र्भ
• भारत का सवोर्च्च न्यायालय पतंज लि  आयुवेर्द के को वि ड-19 के इलाज के दावों के जवाब में सरकार की 
नि ष्क्रि यता पर सवाल उठा रहा ह।ै

पृष्ठभू मि
• महामारी के दौरान, पतंज लि  ने अपने उत्पादों को को वि ड-19 के इलाज के रूप में खूब प्रचा रि त कि या।
• भारत सरकार की अपनी स मि ति  ने पाया कि  पतंज लि  के उत्पादों में इन दावों का सम र्थन करने के लि ए 
प र्याप्त सबूत नहीं हैं।

सुप्रीम को र्ट क्यों नाराज़ है
• न्यायालय को चि ं ता ह ै कि  पतंज लि  के भ्रामक वि ज्ञापनों और सरकार की नि ष्क्रि यता ने सुरक्षा की झूठी 
भावना पैदा की और संभा वि त रूप से सा र्वज नि क स्वास्थ्य प्रयासों को कमज़ोर कि या।
• पतंज लि  ने औष धि  और जादुई उपचार (आप त्ति जनक वि ज्ञापन) अ धि नि यम 1954 का उल्लंघन कि या, जो 
दवाओ ंके बार ेमें भ्रामक दावों को प्र ति बं धि त करता ह।ै
• न्यायालय ने पि छले न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करने और भ्रामक जानकारी का वि ज्ञापन जारी 
रखने के लि ए पतंज लि  के सह-संस्थापक बाबा रामदेव की आलोचना की ह।ै

पतंज लि  के साथ समस्या
• पतंज लि  ने बि ना कि सी उ चि त वैज्ञा नि क आधार के अपने उत्पादों के बार ेमें झूठे दावे कि ए कि  वे 
को वि ड-19 का इलाज हैं।
• इन दावों ने महामारी के दौरान लोगों के डर और हताशा का फायदा उठाया।

कानूनी प्रावधान
• पतंज लि  औष धि  और जादुई उपचार (आप त्ति जनक वि ज्ञापन) अ धि नि यम, 1954 का उल्लंघन कर रहा ह।ै
• सुप्रीम को र्ट ने अ धि नि यम की अवहलेना करने के लि ए पतंज लि  और उसके संस्थापकों के खि लाफ 
अवमानना का र्यवाही शुरू की।

प रि णाम
• ऐसे भ्रामक दावों से वैध चि कि त्सा उपचारों और संस्थानों में जनता का भरोसा खत्म हो सकता ह।ै
• सरकार की ओर से कोई का र्रवाई न करना उनकी नि यामक भू मि का और मि लीभगत की संभावना पर 
सवाल उठाता ह।ै

पाठ्यक्रम सुधार
• सुप्रीम को र्ट सरकार को यह स्पष्ट करने के लि ए एक बयान जारी करने के लि ए बाध्य कर रहा ह ै कि  
पतंज लि  के उत्पाद को वि ड-19 के इलाज के लि ए सि द्ध नहीं हैं और उन्हें केवल पूरक माना जाना चा हि ए।
• पतंज लि  और उसके प्र ति नि धि यों पर उनके झूठे वि ज्ञापन के लि ए संभा वि त झूठी गवाही और अवमानना के 
आरोप लग सकते हैं।

नि ष्क र्ष
यह घटना चि कि त्सा दावों को वि नि य मि त करने के महत्व को उजागर करती ह,ै खासकर सा र्वज नि क स्वास्थ्य 
संकट के दौरान। यह गलत सूचना और झूठे इलाज से सा र्वज नि क स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करने की 
सरकार की जि म्मेदारी के बार ेमें भी चि ं ता पैदा करती ह।ै

कें द्र ने पतंज लि  के ‘को वि ड इलाज’ के दावे पर आंखें क्यों मूंद लीं, सुप्रीम को र्ट ने पूछा

सवोर्च्च न्यायालय को कि स बात ने प्रे रि त कि या
• कलेक्टरों द्वारा ईडी के समन का पालन न करना तथा न्यायालय के पि छले आदेश की अवहलेना।

नि हि ता र्थ
• यह नि र्णय जांच करने में प्रव र्तन नि देशालय की व्यापक श क्ति यों को पुष्ट करता ह।ै
• यह इस बात पर जोर देता ह ै कि  ईडी द्वारा समन कि ए गए व्य क्ति  कानूनी रूप से सहयोग करने के लि ए 
बाध्य हैं, चाह ेउनकी स्थि ति  या अन्य क र्तव्य कुछ भी हों।

संवैधा नि क और कानूनी मुदे्द
• यह नि र्णय धन शोधन नि वारण अ धि नि यम (पीएमएलए) की धारा 50 पर गहनता से वि चार करता ह,ै जो 
ईडी को समन करने की व्यापक श क्ति याँ प्रदान करता ह।ै
• यह जांच श क्ति यों की आवश्यकता तथा व्य क्ति यों के अ धि कारों के बीच संतुलन के बार ेमें संभा वि त प्रश्न 
उठाता ह।ै

नि ष्क र्ष

सवोर्च्च न्यायालय का नि र्णय प्रव र्तन नि देशालय के अ धि कार की एक महत्वपू र्ण पु ष्टि  ह।ै यह मामला ईडी 
के समन का अनुपालन करने के लि ए नाग रि कों के दा यि त्व तथा गैर-अनुपालन के संभा वि त प रि णामों पर 
प्रकाश डालता ह।ै

प्री लि म्स बूस्टर
क्या इस गमीर् में भारत में अ धि क ग र्म दि न देखन ेको मि लेंग?े

🔥

 हीट वेव पू र्वानुमान: आईएमडी ने भारत के कई क्षेत्रों में औसत से अ धि क हीट वेव दि नों की 
भ वि ष्यवाणी की ह,ै जो अल नीनो स्थि ति यों से और भी बढ़ जाएगी।

🌡

 हीट वेव के पीछे के कारक: जलवायु प रि व र्तन और अल नीनो घटनाएँ हीट वेव को तीव्र करती हैं, जो 
भारत के 90% से अ धि क हि स्से को प्रभा वि त करती हैं और आजी वि का और सा र्वज नि क स्वास्थ्य पर गंभीर 
प रि णाम डालती हैं।

💧

 चुनाव आयोग की सलाह: चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान हीट वेव के प्रभाव को प्रबं धि त करने के 
लि ए दि शा- नि देर्श जारी कि ए हैं, जि समें हाइडे्रशन और उच्च तापमान से सुरक्षा पर जोर दि या गया ह।ै

🔥

 हीट वेव माप मानदंड:
• आईएमडी वि शि ष्ट मानदंडों के आधार पर हीट वेव की घोषणा करता ह:ै
• मैदानी इलाकों में अ धि कतम तापमान कम से कम 40 डि ग्री से ल्सि यस और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डि ग्री 
से ल्सि यस तक पहँुचना।
• सामान्य अ धि कतम तापमान से लगभग 4.5-6.4 डि ग्री से ल्सि यस का वि चलन।
• वास्त वि क अ धि कतम तापमान 45 डि ग्री से ल्सि यस को पार करना।
•य दि  तापमान 47 डि ग्री से ल्सि यस से अ धि क हो जाए तो 'गंभीर गमीर् की लहर' घो षि त की जाती ह।ै
• गुणात्मक रूप से, गमीर् की लहर तब आ सकती ह ैजब तापमान मानव शरीर के लि ए घातक हो जाए।

सरकार ह रि त इस्पात नी ति  पर काम कर रही ह’ै

🌿

 ह रि त इस्पात नी ति  वि कास:
इस्पात मंत्रालय कम का र्बन उत्स र्जन वाले इस्पात उत्पादन पर ध्यान कें द्रि त करते हुए एक व्यापक ह रि त 
इस्पात नी ति  पर काम कर रहा ह,ै जि समें वि नि र्माण प्र क्रि याओ,ं आवश्यक कौशल सेट और वि त्त पोषण 
सहायता को प रि भा षि त करना शा मि ल ह।ै

🏭

 डीकाबोर्नाइजेशन रणनी ति :
ह रि त इस्पात बनाने के तौर-तरीकों का पता लगाने के लि ए टास्क फो र्स की स्थापना की गई ह,ै जि समें हाल 
ही में टास्क फो र्स ने वि नि र्माण के दौरान का र्बन उत्स र्जन को कम करने के लि ए ब्लास्ट फनेर्स में बायोचार 
या बायोमास के उपयोग की जांच की ह।ै

💡

 भ वि ष्य की पहल:
भारत अपनी खुद की शुद्ध-हाइड्रोजन आधा रि त DRI तकनीक वि क सि त करने पर वि चार कर रहा ह,ै जि समें 
हाइड्रोजन आधा रि त इस्पात उत्पादन को आगे बढ़ाने के लि ए पायलट प रि योजनाओ ंऔर संघ-आधा रि त 
सु वि धाओ ंकी खोज की जा रही ह।ै

📊

 उत्स र्जन में कमी के लक्ष्य:
घरलेू इस्पात क्षेत्र भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्स र्जन में 12% का योगदान देता ह,ै जि समें उत्पा दि त कच्चे 
इस्पात के प्र ति  टन 2.55 टन CO2 की उत्स र्जन तीव्रता ह,ै जो वै श्वि क औसत 1.9 टन CO2 से अ धि क ह।ै

💰

 वि त्तपोषण आवंटन: 
नवीन एवं नवीकरणीय ऊ र्जा मंत्रालय ने इस्पात नि र्माण में हाइड्रोजन के उपयोग के लि ए 455 करोड़ रुपये 
आवं टि त कि ए हैं, साथ ही ह रि त इस्पात उत्पादन की दि शा में प रि व र्तन का सम र्थन करने के लि ए एक योजना 
भी तैयार की ह।ै

अध्ययन से पता चलता ह ै कि  82% यूरोपीय संघ की कृ षि  स ब्सि डी उच्च-उत्स र्जन वाले 
खाद्य को बढ़ावा देती है

🌱

 यूरोपीय संघ की कृ षि  स ब्सि डी का प्रभाव:
एक अध्ययन से पता चला ह ै कि  यूरोपीय संघ की 80% से अ धि क कृ षि  स ब्सि डी उच्च-उत्स र्जन 
वाले पशुधन और पशु-उत्पाद खेती को बढ़ावा देती ह,ै जो ब्लॉक के जलवायु लक्ष्यों और स्थि रता 
प्रयासों में बाधा डालती ह।ै

🐄

 पशुधन स ब्सि डी का प्रभुत्व:
पशुधन कि सानों को प्रत्यक्ष भुगतान, जो स ब्सि डी का आधा हि स्सा ह,ै मुख्य रूप से उच्च-उत्स र्जन 
वाली कृ षि  को नि धि  देता ह,ै जि समें पशु चारा उत्पादन के लि ए महत्वपू र्ण सम र्थन शा मि ल ह।ै

💸

 उत्स र्जन के लि ए वि त्तीय प्रोत्साहन:
चारा उत्पादन स हि त पशुधन के लि ए स ब्सि डी, बढ़े हुए उत्स र्जन में योगदान करती ह,ै जि समें चारा 
लागत को शा मि ल करने पर गोमांस उत्पादन के लि ए स ब्सि डी लगभग दोगुनी हो जाती ह।ै

📉

 जलवायु लक्ष्यों पर प्रभाव:
अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता ह ै कि  यूरोपीय संघ की सामान्य कृ षि  नी ति  (CAP) जलवायु 
प रि व र्तन शमन और अनुकूलन प्रयासों के लि ए चुनौ ति याँ पेश करती ह,ै क्यों कि  यह अ धि क टि काऊ 
पौधे-आधा रि त वि कल्पों की तुलना में पशु-आधा रि त उत्पादों का पक्षधर ह।ै

🌍

 कृ षि  में जलवायु संबंधी चि ं ताएँ:
यह देखते हुए कि  वै श्वि क खाद्य प्रणा लि याँ ग्रीनहाउस गैस उत्स र्जन में महत्वपू र्ण योगदान देती हैं, 
अध्ययन जलवायु उदे्दश्यों के साथ संरे खि त करने के लि ए अ धि क टि काऊ कृ षि  प्रथाओ ंकी ओर 
नी ति गत बदलाव की आवश्यकता को रखेां कि त करता ह।ै


